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न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 585
जिसका उत्तर शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

निचली न्यायिक सेवा में रिक्तियों का भरा जाना
585. श्री संजय सिंह : 
क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 
(क) क्या देश की निचली अदालतों में लगभग 2.85 करोड़ लंबित मामलों का बैकलॉग  है ; 
(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष़ों से देश की निचली अदालतों में लंबित मामलों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या का ब्यौरा क्या है ;
(ग) क्या निचली न्यायिक अदालतों में न्यायाधीशों की 5000 रिक्तियों को भरने के लिए सरकार और उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्रीकृत भर्ती प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया है; और 
(घ) यदि हां, तो इस पहल की समय-सीमा सहित भर्ती प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और इसकी क्रियाविधि क्या है ?
उत्तर

विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)
(क) :  राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध डाटा के अनुसार, तारीख  10-12-2018 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 2.91 करोड़ मामलें लंबित थे।
(ख) :  जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान लंबित मामलों के वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरे उपाबंद्ध विवरण में संलग्न है।
(ग) और (घ)  : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र के भीतर है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तथापि इन रिक्तियों को निर्विघ्न और समयबद्ध रीति से नियमित रूप से भरने को सुकर बनाने के दृष्टिकोण से न्याय विभाग ने अपने पत्र तारीख 28 अप्रैल, 2017 में माननीय उच्चतम न्यायालय को एक केन्द्रीय चयन तंत्र के सृजन के लिए कुछ विकल्पों का सुझाव दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार के द्वारा दिये गये सुझावों को स्वप्रेरणा से 9 मई 2017 को रिट याचिका में परिवर्तित कर दिया और सभी राज्य सरकारों (जिसके अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र भी है) को अपनी प्रतिक्रियाएँ और सुझावों को शपथपत्रों के माध्यम से (फाइल) करने का निदेश दिया। उपरोक्त मामला वर्तमान में न्यायालय के विचाराधीन है।
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उपाबंध
राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 585 जिसका उत्तर तारीख 14.12.2018 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण  
जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में  Year-wise (for last three years) and State-wise pending cases in District and Subordinate Courtsवर्ष-वार (गत तीन वर्ष से) और राज्य-वार लंबित मामले
	Sl.kdक्र.सं. 
	Name of States/UTsराज्य / संघ राज्य क्षेत्रों का नाम 
	Number of Cases pending in District and Subordinate Courts as on 31.12.2016$31.12.2016 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या $ 
	Number of Cases pending in District and Subordinate Courts as on 31.12.2017$$31.12.2017 $$ को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 
	Number of Cases pending in District and Subordinate Courts as on 10.12.2018$$10.12.2018 $$ को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 

	1. 
	अंदमान और निकोबार A & N Islandअंद्वीप 
	8,7678 , 767 
	11,18511 , 185 
	------ 

	2. 
	Andhra Pradeshआंध्र प्रदेश 
	10,77,94410 , 77 , 9 44 
	4,99,2464 , 99 , 246 
	5,22,8535 , 22 , 853 

	3. 
	Telanganaतेलंगाना 
	
	4,16,1644 , 16 , 164 
	5,14,4255 , 14 , 425 

	4. 
	Arunachal Pradeshअरुणाचल प्रदेश 
	14,58314 , 583 
	------ 
	------ 

	5. 
	Assamअसम 
	2,58,6392 , 58 , 639 
	2,23,9542 , 23 , 954 
	2,84,3442 , 84 , 344 

	6. 
	Biharबिहार 
	21,28,32521 , 28 , 325 
	16,58,29216 , 58 , 2 9 2 
	24,39,13924 , 3 9 , 13 9 

	7. 
	Chandigarhचंडीगढ़ 
	38,90738 , 907 
	38,62838,628 
	42,98042 , 9 80 

	8. 
	Chhattisgarhछत्तीसगढ़ 
	2,90,4342 , 9 0 , 434 
	2,72,8882 , 72 , 888 
	2,57,7822 , 57 , 782 

	9. 
	D & N Haveliदददादर और नागर हवेली 
	3,7663 , 766 
	3,5523 , 552 
	2,4652 , 465 

	10. 
	Daman & Diuदमन और दीव 
	1,7201 , 720 
	1,7461 , 746 
	1,7581 , 758 

	11. 
	Delhiदिल्ली 
	6,06,1816 , 06 , 181 
	6,07,0366 , 07 , 036 
	7,19,9777, 19, 977 

	12. 
	Goaगोवा 
	42,07442 , 074 
	39,7453 9 , 745 
	43,82543 , 825 

	13. 
	Gujaratगुजरात 
	18,22,31118 , 22 , 311 
	16,41,35516 , 41 , 355 
	16,59,33516 , 5 9 , 335 

	14. 
	Haryanaहरियाणा 
	5,47,7365 , 47 , 736 
	6,45,6476 , 45 , 647 
	7,21,3357 , 21 , 335 

	15. 
	Himachal Pradeshहिहहिमाचल प्रदेश 
	2,06,9412 , 06 , 9 41 
	2,09,9382 , 09 , 9 38 
	2,56,5772 , 56 , 577 

	16. 
	Jammu & Kashmirजम्मू और कश्मीर 
	1,45,9991 , 45 , 99 9 
	1,21,7541 , 21 , 754 
	1,55,8891 , 55 , 88 9 

	17. 
	Jharkhandझारखंड 
	3,42,7683 , 42 , 768 
	3,33,4943 , 33 , 4 9 4 
	3,53,6703 , 53 , 670 

	18. 
	Karnatakaकर्नाटक 
	13,62,16713 , 62 , 167 
	13,81,43813 , 81 , 438 
	12,77,15312 , 77 , 153 

	19. 
	Keralaकेरल 
	14,82,66714 , 82 , 667 
	11,52,05611 , 52 , 056 
	11,62,95211 , 62 , 952 

	20. 
	Lakshadweepलक्षद्वीप 
	357357 
	------ 
	------ 

	21. 
	Madhya Pradeshमध्य प्रदेश 
	10,97,63410 , 9 7 , 634 
	13,25,05313 , 25 , 053 
	13,70,35513 , 70 , 355 

	22. 
	Maharashtraमहाराष्ट्र 
	32,39,54032 , 3 9 , 540 
	33,36,57433 , 36 , 574 
	35,61,74635 , 61 , 746 

	23. 
	Manipurमणिपुर 
	6,9786 , 9 78 
	9,6049 , 604 
	9,9949 , 99 4 

	24. 
	Meghalayaमेघालय 
	15,23915 , 23 9 
	7,0327 , 032 
	6,7276 , 727 

	25. 
	Mizoramमिजोरम 
	4,6654 , 665 
	3,3063 , 306 
	3,6533 , 653 

	26. 
	Nagalandनागालैंड 
	4,4504 , 450 
	------ 
	------ 

	27. 
	Orissaओडिशा 
	10,49,32510 , 4 9 , 325 
	10,22,63510 , 22 , 635 
	11,23,05511 , 23 , 055 

	28. 
	Punjabपंजाब 
	5,04,3205 , 04 , 320 
	5,68,2325 , 68 , 232 
	5,99,0535 , 99 , 053 

	29. 
	Rajasthanराजस्थान 
	11,48,70411 , 48 , 704 
	14,24,56014 , 24 , 560 
	15,05,71215 , 05 , 712 

	30. 
	Sikkimसिक्किम 
	1,4341 , 434 
	1,4001 , 400 
	1,3061 , 306 

	31. 
	Tamil Naduतमिलनाडु 
	10,99,52110 , 99 , 521 
	10,10,38110 , 10 , 381 
	11,03,46011 , 03 , 460 

	32. 
	Pondicherryपुडूचेरी 
	
	------ 
	------ 

	33. 
	Tripuraत्रिपुरा 
	43,56843 , 568 
	25,19125 , 1 9 1 
	23,51923 , 51 9 

	34. 
	Uttar Pradeshउत्तर प्रदेश 
	59,80,0715 9 , 80 , 071 
	61,61,82261 , 61 , 822 
	70,04,56970 , 04 , 56 9 

	35. 
	Uttarakhandउत्तराखंड 
	1,90,9481 , 9 0 , 9 48 
	2,10,5872 , 10 , 587 
	2,38,3492 , 38 , 34 9 

	36. 
	West Bengalपश्चिमी बंगाल 
	27,28,75327 , 28 , 753 
	17,59,63517 , 5 9 , 635 
	22,05,95422 , 05 , 954 

	Totalकु           कुल
	2,74,97,4362,74, 97,436 
	2,61,24,1302,61,24,130 
	2,91,73,9112,91,73,911 


$Source:High Courts$ स्रोत : उच्च न्यायालय 
$$ Source: NJDG Web portal.$$ स्रोत : एनजेडीजी वेब पोर्टल। 
टिप्पणNote:टिप : Data on District and Subordinate Courts in the States ofArunachal Pradesh, Nagaland, and Union Territories ofLakshadweepandPuducherryare not available on the web-portal of NJDG.अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्यों और लक्षद्वीप और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों पर आंकड़े  एनजेडीजी के वेब पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं। Data in respect ofAndaman & Nicobar Islandsas on 10.12.2018 is not availableon NJDG Portal.10.12.2018 को अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में आंकड़े एनजेडीजी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है । 
****************************** 
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